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अडानी मामला: कें द्र को एससी पैनल से कोई आपत्ति नहीं है।

शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर परिसीमन पैनल के  गठन को बरकरार रखा।

कें द्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे कोई समस्या नहीं है कि निवेशकों को शेयर
मूल्य मंदी से बचाने के  लिए प्रतिभूतियों, बाजार में मौजूदा नियामक शासन और ढांचे की जांच करने के
लिए एक निर्यात समिति का गठन किया जाए, जैसा कि हिं डनबर्ग रिपोर्ट  के  बाद हाल ही में अडानी समूह
में देखा गया है। . ले किन यह प्रतिभूति बाजार को निवेशकों के  रूप में बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है
और कोई इसे नियामकों (सेबी) की अक्षमता के  रूप में सोच सकता है।
सरकार। इस प्रकार SC से समिति के  सदस्यों के  नाम और समिति के  उद्देश्य को सीटेड बॉक्स में रखने
को कहा। कोर्ट ने सरकार से पूछा समिति के  लिए शासनादेश तैयार करना और इसे शुक्रवार तक लाना
पहले  SC ने अडानी समूह जैसे निवेशकों को बाजार में बड़ी गिरावट से बचाने के  लिए मौजूदा ढांचे के  बारे
में सेबी से पूछा था

SC ने जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्व्यवस्थित करने के  लिए परिसीमन आयोग के  गठन को
चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 संसद को नए राज्यों और क्षेत्रों को बनाने में
सक्षम बनाता है, साथ ही जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जिसने जम्मू-कश्मीर कें द्र शासित
प्रदेश बनाया है, संघ को निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से संगठित करने की शक्ति देता है।

2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के  तहत कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और
कश्मीर बनाया गया था।

मार्च 2020 - जम्मू और कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा लाइनों को फिर से तैयार करने के
लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया।

विधान सभा - आयोग ने 7 विधानसभा सीटें बढ़ाईं (जम्मू में 6 + कश्मीर में 1)|

लोकसभा - पहले की तरह लोकसभा में पांच सीटें। आयोग ने लद्दाख और जम्मू की सीमा फिर से तय
की।

आयोग ने विधान सभा में कश्मीरी पंडितों के  लिए कम से कम 2 सीटों की सिफारिश की है।
 एसटी के  लिए पहली बार 9 सीटें आरक्षित।
 दो व्यक्तियों ने परिशोधन आयोग के  गठन के  खिलाफ फील्ड याचिका दायर की थी।

भूविज्ञान समुदाय विरासत विधेयक को शक्ति प्रदान करने के  लिए विशेषज्ञों के  व्यापक पैनल की
मांग करता है।
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मसौदा भू विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव विधेयक) 2022 - इसका उद्देश्य
भारत की भूवैज्ञानिक विरासत की रक्षा करना है जिसमें शामिल हैं। बिल के  तहत जीवाश्म, तलछटी
चट्टानें, प्राकृ तिक संरचनाएं आदि प्रावधान

साइटों के  100 मीटर के  नीचे निर्माण पर रोक
ऐसी साइटों को तोड़-मरोड़ कर तोड़-मरोड़ कर पेश करने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना
लगाया जा सकता है।

GSTI (जियोलॉजिकल सर्वे इं डिया) को निजी हाथों में रहने वाले  अवशेषों (जीवाश्म, चट्टानों) को
अपने कब्जे में लेने के  लिए साइटों को भू-विरासत मूल्य के  रूप में घोषित करने की शक्ति दी गई है,

मुद्दा यह है कि इस बारे में सारी शक्ति डीजी-जीएसआई (महानिदेशक-जीएसआई) को दे दी गई है।
कई चाहते हैं कि एक समिति। इसके  लिए कई तरह की संस्थाओं  का गठन किया जाए।

एयरो इंडिया एक्सपो भारत के  आत्मविश्वास पीएम को प्रदर्शित करता है

सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 14वें अरेरो-इं डिया एक्सपो का उद्घाटन किया। इसमें 80
से अधिक देशों, 800 रक्षा कं पनियों जिसमें 100 विदेशी और 700 भारतीय कं पनियां शामिल हैं, ने
इसमें भाग लिया है।
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2022 में रक्षा निर्यात को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर 2024-
25 तक 5 बिलियन करना है। पीएम ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में 8-9 वर्षों में परिवर्तन देखा गया है।
एक्सपो यूके  के  तहत सीईओ स्तर की बातचीत में भारत के  साथ हाई-एं ड डिफें स टेक्नोलॉजीज,
जिसमें जेट इं जन टेक्नोलॉजी शामिल है, पर इच्छा गठजोड़ दिखाया गया, यूके  के  रक्षा मंत्री ने बैठक
में यह बात व्यक्त की।

आईसीएचआर इतिहास को दोबारा नहीं लिख रहा है, के वल अंतराल को भर रहा है कें द्रीय शिक्षा
मंत्री ने लोकसभा में एक रिप्ले में बताया कि आईसीएचआर (इतिहास अनुसंधान परिषद) की
इतिहास को "फिर से लिखने" की कोई योजना नहीं है। यह के वल "इतिहास का विस्तार करना और
प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों और घटनाओं को शामिल करके  अंतराल को भरना" है

जस्टिस बिंदल और कुं गर SC जज के  रूप में कार्य करते हैं जो अंतिम दो रिक्तियों को भरते हैं।
जस्टिस राजेश बिंदल और अरविंद कु मार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के  जज पद की शपथ ली। SC
के  पास अब सभी 34 सीटें भर चुकी हैं।

रोध के  बीच, राज्यसभा 13 मार्च तक के  लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा 13 मार्च तक के  लिए स्थगित कर दी गई।

खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में 6.52% बढ़ी, जो 3 महीने का उच्चतम स्तर है।
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लंबित तबादलों के  बारे में "चिंतित", SC का कहना है कि 'और भी बहुत कु छ' किए जाने की जरूरत
है, कें द्र द्वारा न्यायाधीशों के  स्थानांतरण पर कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देने में देरी का जिक्र
कर रहा था

     हिन्दू 14-02-23 दुनिया     

यू.एस. चीन ने हमारे हवाई क्षेत्र में 10 से अधिक गुब्बारे भेजे
संयुक्त राज्य अमेरिका के  इस दावे पर पलटवार करते हुए कि चीन दुनिया भर में निगरानी विमानों का
संचालन कर रहा है, चीन ने सोमवार को अमेरिका पर जनवरी 2022 से चीनी हवाई क्षेत्र में 10 से अधिक
निगरानी गुब्बारे भेजने का आरोप लगाया।
चीनी विदेश मंत्रालय के  प्रवक्ता ने एक ब्रीफिं ग में कहा "पिछले  साल से ही, अमेरिकी गुब्बारों के  पास चीनी
प्राधिकरण से बिना किसी अनुमोदन के  समय है"। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों का खंडन किया है। व्हाइट
हाउस के  प्रवक्ता ने कहा, "कोई भी दावा है कि अमेरिकी सरकार। पीआरसी पर निगरानी बलून संचालित
करना झूठा है” इससे पहले  अमेरिका ने चीन पर 40 से अधिक देशों में गुब्बारों के  माध्यम से निगरानी करने
का आरोप लगाया था।

तुर्की, सूरिया भूकं प में मरने वालों की संख्या 35,000 के  पार। 7.8 तीव्रता के  झटके  के  आठ दिन
बाद, तुर्की मीडिया कह रहा है कि मुट्ठी भर लोगों को अभी भी मलबे से निकाला जा रहा है। मरने
वालों की संख्या 35,000 को पार कर गई है। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि तुर्की में 31,643
और सीरिया में 3,581 लोगों की मौत हुई है।
मतलब जबकि यू.एन. सीरिया के  युद्धग्रस्त क्षेत्रों में सहायता भेजने में विफलता पर गहरी चिं ता व्यक्त की है।

रूस ने बख्मुत पर विज्ञापन को आगे बढ़ाया, रक्षा को मजबूत किया।
रूस ने बखमुत शहर की ओर अपनी बढ़त बढ़ा दी है। बखमुत में रूस ने की भारी गोलाबारी रूस पूर्वी सीमा पर
लड़ने के  लिए और फोर्स बुला रहा है। इस बीच, कई दिनों तक चली भारी लड़ाई के  बाद रूसी सैनिकों ने
लुहांस्क क्षेत्र को वापस खींच लिया। दक्षिणी मिट्टी के  तेल के  क्षेत्र में रूस ने सोमवार को 20 से अधिक शहरों
पर बमबारी की रूस युद्ध की वर्षगांठ (24 फरवरी) के  करीब आते ही हमले  की तीव्रता बढ़ा रहा है।

क्यों सरकार। अडानी मुद्दे  पर संयुक्त सदन पैनल के  लिए सहमत नहीं, कांग्रेस से पूछता है।

अडानी मुद्दे  पर जेपीसी गठन के  बारे में

ग्रेस के  शीर्ष नेता त्रिपुरा चुनाव प्रचार से अनुपस्थित रहे।
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सऊदी अरब अपनी पहली महिला को अंतरिक्ष में भेजेगा :-

   खेल           

सऊदी अरब इस साल के  अंत में अंतरिक्ष मिशन में अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा।
रेयाना बरनावी 2023 की दूसरी तिमाही के  दौरान आईएसएस (अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन) के
एक मिशन पर साथी सऊदी पुरुष अंतरिक्ष यात्री अली अल क़रनी के  साथ शामिल होंगी। अंतरिक्ष
यात्री यूएसए से लॉन्च किए जाने वाले  एएक्स-2 मिशन के  चालक दल में शामिल होंगे।
2019 में, संयुक्त अरब अमीरात अपने नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश बन
गया था। एक अन्य यूएई अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल-नयादी (अंतरिक्ष का उर्फ  ​​सुल्तान) भी 6
महीने के  लिए अंतरिक्ष में जाएगा, वह अंतरिक्ष एक्स फाल्कन 9 रॉके ट पर आईएसएस है। नेयादी
का इसी महीने (फरवरी 2023) जाना तय है।

महिला आईपीएल नीलामी

                                          टीमें
 
        RCB                                                   Mumbai-Indians                 Gujrat Giants
Smriti Mandhna               Nat-Sciver Brunt            Asheleigh Gardner
(3.4 core)                             (3.2 crore)                           (3.2 crore)
Renuka Singh                     Richa Ghosh
(1.5 cr)                                   (1.9 cr)
                                                  Pooja Vatraskar
                                                  (1.9 cr)

UP Warrior                                      Delhi Capitals
Deepti Sharma                   Jemimah Rodrigues
 (2.6 cr)                                    (2.6 cr)
                                                   Shefali Verma
                                                     (2 cr)

स्मृति मंधाना RCB (रॉयल चैलेंजर बैंगलोर) को बेची गई सबसे अधिक कीमत वाली 3.4 करोड़
बनीं

विदेशियों में एशले गार्डेनर और नैट-साइवर ब्रंट दोनों को 3.2 करोड़ मिले
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   संपादकीय-1           

कार्यालय का सम्मान
विभाजन की राजनीति से दूर रहने वालों को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए।

संपादकीय किस बारे में है?
हाल ही में कें द्र ने छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। इनमें पूर्व SC (सुप्रीम कोर्ट) के  जज और
सेना के  एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दलगत राजनीति से दूर रहने वालों को ऐसे पदों पर नियुक्त करने
की ऐसी परिपाटियों के  बारे में संपादकीय कार्य। यह इसके  प्रभाव का विश्लेषण करता है और सुझाव देता है
कि इस तरह के  अभ्यास को बंद कर देना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के  किस न्यायाधीश और सेना के  अधिकारी को राज्यपाल के  रूप में
नियुक्त किया गया है?
पूर्व SC जज एस अब्दुर नुज़ीर को आंध्र प्रदेश के  राज्यपाल के  रूप में नियुक्त किया गया था। सेना के  पूर्व
कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल परनाइक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले
2014 में पूर्व CJI (भारत के  मुख्य न्यायाधीश) को के रल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। पूर्व CJI
रंजन गगोई को मार्च 2020 में राज्यसभा सदस्य के  रूप में नियुक्त किया गया था।

राज्यपाल के  रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों की
नियुक्ति के  बारे में क्या मुद्दा है?
राज्यपाल को कें द्र और राज्य के  बीच गतिशील कड़ी के  रूप में कार्य करना है। और हाल के  दिनों में
झारखंड, के रल, तमिलनाडु  और पश्चिम बंगाल जैसे गैर-बीजेपी शासित राज्यों में भी राजनीतिक भूमिकाएँ
निभाते हुए राज्यपाल को राजनीतिक भूमिकाएँ निभाते हुए देखा जाता है और न्यायाधीशों और सेना को
दलगत राजनीति का एक तरीका माना जाता है। अन्य प्रमुख कारणों से, यह माना जा सकता है कि अतीत
में न्यायाधीश ने उन राजनीतिक दलों का पक्ष लिया, जिन्होंने उन्हें राज्यपाल बनाया।

आगे का रास्ता?
जिन लोगों को राजनीति से दूर होना चाहिए उनके  लिए सेवानिवृत्ति के  बाद के  विकल्प के  रूप में
राज्यपाल पद भरना उनके  पिछले  अधिकारी की गरिमा को कम करता है। इनसे परहेज करते हुए
राज्यपाल का पद भरा जाना चाहिए।
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   संपादकीय-2           

पाइप ड्रीम नहीं
कार्यात्मक नल का पानी एक मूलभूत आवश्यकता है जिसे सभी घरों को प्रदान किया जाना
चाहिए।

संपादकीय क्या बात करता है:
संपादकीय में विभिन्न राज्यों में पाइप वाले पानी के  कनेक्शन की स्थिति के  बारे में बात की गई है। यह नल
के  पानी के  मुद्दों पर भी ध्यान कें द्रित करता है और अंत में यह जल्द से जल्द सभी को नल का पानी उपलब्ध
कराने का सुझाव देता है।

नल के  पानी के  लिए बजट आवंटन क्या है?
बजट 2023 में कें द्र ने जेजेएम (जल जीवन मिशन) के  लिए 54,800 करोड़ से 69,684 करोड़ रुपये जुटाए
हैं। फं ड एलोके शन में यह 27% की बढ़ोतरी है।
जल जीवन मिशन (JJM) - JJM की परिकल्पना 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के  माध्यम से
सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की है। सभी घरों में।

देश और राज्यों में नल जल आपूर्ति की स्थिति क्या है
2019 में 19.3 करोड़ घरों में से के वल 32 करोड़ घरों में नल के  पानी की सुविधा थी। जनवरी 2023 तक,
11 करोड़ (57%) से अधिक घरों में अब नल के  पानी की सुविधा है। 3 साल में यह अच्छी छलांग है।
सरकार का लक्ष्य 2024 तक सभी घरों को नल से जल उपलब्ध कराने का है।
100% नल जल सुविधा वाले राज्य
गोवा, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा - 97% नल का पानी 10 राज्यों में 60% से अधिक
कवरेज है यूपी, राजस्थान - के वल 30% कवरेज मध्य प्रदेश - 47%

नल जल कनेक्शन की समस्या :-
कई गाँवों में लोग वापस भूजल की ओर लौट गए हैं, जल प्रदूषण और पानी में क्लोरीन के  उच्च स्तर की
समस्या है।
बिहार जैसे राज्य बता रहे हैं कि वह अपने दम पर नल का पानी उपलब्ध करा रहा है।

क्ले अहेड
नल का पानी कनेक्शन एक बुनियादी आवश्यकता कें द्र है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो
लोग इसमें पिछड़ गए हैं उन्हें जल्द से जल्द नल का पानी मिले।


